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राष्‍ट्रीय राजमार्गों के लिए अधिगृहित भूमि 
3617. श्री अनुभव मोहंती:  

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि: 

(क) सरकार द्वारा राष्‍ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के लिए भूमि का अधिग्रहण करने हेतु क्‍या प्रक्रिया अपनाई जाती है;  

(ख) ओडिशा में कितनी भूमि का अधिग्रहण किया गया है और सरकार द्वारा उस राज्‍य में राष्‍ट्रीय राजमार्गों के निर्माण-कार्य का विस्‍तार करने के लिए क्‍या मानदंड तय किए गए हैं;
(ग) क्‍या उन लोगों को पर्याप्‍त क्षतिपूर्ति प्रदान की गई है, जिनकी भूमि का राष्‍ट्रीय राजमार्गों के निर्माण हेतु अधिग्रहण किया गया है; और 

(घ) यदि नहीं, तो गत तीन वर्षों से लंबित ऐसे मामलों का ब्‍यौरा क्‍या है और वर्ष-वार कितनी क्षतिपूर्ति अभी तक प्रदान नहीं की गई है? 
उत्‍तर
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्‍य मंत्री
(श्री मनसुख एल. मांडविया)
(क):
देश में राष्‍ट्रीय राजमार्गों के निर्माण व विकास के लिए भूमि का अधिग्रहण राष्‍ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के प्रावधानों के अंतर्गत किया जाता है । 
(ख):
अभी तक, ओडिशा में लगभग 6288 हेक्‍टेयर भूमि का अधिग्रहण किया गया है । राष्‍ट्रीय राजमार्गों का निर्माण-कार्य एक सतत प्रक्रिया है और इसे समय-समय पर पारस्‍परिक प्राथमिकता, निधियों की उपलब्‍धता, यातायात संबंधी अध्‍ययनों तथा विस्‍तृत परियोजना रिपोर्टों (डीपीआर) के निष्‍कर्ष के आधार पर शुरू किया जाता है । 
(ग):
जी, हां । राष्‍ट्रीय राजमार्ग की परियोजनाओं के लिए भूमि के अधिग्रहण हेतु मुआवजे की राशि का निर्धारण दिनांक 01.01.2015 से प्रभावी भूमि अधिग्रहण, पुनर्स्‍थापन और पुनर्वास में उचित-प्रतिकर व पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की प्रथम अनुसूची के अनुरूप किया जाता है । तथापि, राष्‍ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 3छ(5) के अंतर्गत किए गए प्रावधान के अनुसार, यदि इस प्रकार निर्धारित मुआवज़ा-राशि भू-स्‍वामी को स्‍वीकार्य नहीं है, तो प्रभावित पक्षकार द्वारा आवेदन दिए जाने पर केंद्र सरकार द्वारा नियुक्‍त किए जाने वाले विवाचक के द्वारा उक्‍त राशि के निर्धारण का प्रावधान है । 
(घ):
प्रश्‍न नहीं उठता । 
*****

